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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, : गिनम्बर , 1985 

म . 286/ 85 नीमाशुल्क 
सा . का . नि . 704. ( अ ) केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) और 
धारा 9 रु को उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते , 
हुए, निम्नतिषित नियम बनाती है, अर्थान् : 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
सीमाशुल्क टैरिफ ( बाउंटो दल बस्तु की पहचान, उस पर शुल्क या अनि 
रिक्त शुल्क का निर्धारण और संग्रहण गथा क्षति का अवधारण ) नियम , 
1985है । 

( 1 ) ये गणपन में प्रकाशन को नारीख को प्रवृत्त होंगे । 


( ब ) " अभिहित प्राधिकारी ". से नियम 3 के अधीन अभिहित प्राधि 

कारी के रूप में नियुक्त भ्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ घरेलु उद्योग " से उसी या वैसी ही वस्तु के विनिर्माण या 

उत्पादन में या उनसे संबंधित किसी त्रिपामा नाप में लगे हुए 
समस घरेलू उत्पादक या वे उत्पादक अभिप्रेत है जिनका उक्स 
वस्तु का सामूहिक उत्पादन , उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन 
का एक पर्याप्त भाग तब के सिवाय बनाता है जब ऐसे उत्पाव 
अभिकथित बांउंटी दत्त या सहायता प्राप्त वस्तु के 
निर्यातकर्ताओं या पायातकर्ताओं के नातेदार है या वे स्वयं 
उसके मायातकर्ता हैं । ऐसी दशा में ऐसे उत्पादकों को परेलू 

उद्योग का भाग नहीं मनमा जाएगा : 
परन्तु इन नियमों के नियम 17 के उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट परि 

स्थितियों में , प्रश्नात वस्तु के संबंध में किसी साक्षरकर्ता 
राज्यक्षेत्र को दो या अधिक प्रतियोगी बाजारों में विभाजित 
किया जाएगा और ऐसे प्रत्येफ बाजार के भीतर उत्पादकों 
को एक अलग उद्योग समझा जाएगा ययि : 
( i ) से किसी बाजार के भीतर उत्पावक प्रश्नगत वस्तु का 

अपने सभी या लगनग सभी उत्पादन का उस बाजार में 

विक्रय करते हैं ; और 
( ii ) उस बाजार मांग की , राज्यक्षेत्र में अन्यत्र अपस्थित 

प्रश्नगत वस्तु के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में 
पूर्ति नहीं की जाती है । 


2. परिभाषाएं . ---इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो , 

(क ) "अधिनियम से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 अभिप्रेत 
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पूर्णतया लागू होगे और कोई ऐमा गन्य महार. सहाग म और प्रतिरोधी 
उपायों के संबंध में टैरिफ और व्यापार गांधंधे साधारण करार के प्रयोजनों 
के लिए दाय के देश और पायातका देश ने बच लिया गया समझा 
जाएगा । 


___ अन्वेषण का शुरू किया जाना ,-- - 1 ) मिहिन प्राधिकारी प्रभावित 
घरेलू उद्योग मे या उसकी और से किमी लिखिन अनुरोध को पानि पर 
है । प्रशामान्यतया कोई अन्वेषण शुरु फारेगा । 

( 2 ) अभिहित प्राधिका कोई अन्वेषण शरू बारने से पहले अपना 
घर समाधान करेगा कि उसके पाग --- 


( क ) माउंटी या सहायकी की विद्यमानता का और उसको माना का , 
( ख ) दैशिक और व्यापार मबंधः साधारण करार के अनच्छेद 6 में 

निदिष्ट मात्रा तक , जहाँ माग हो , मनि का जमा कि सहायको 

और प्रनिगेवो उपायों के संबंध में टैरिफ और पापार 

संबंधी माघारण कार में निर्वचन किया जाए ; और 
( ग ) जही लागू हो ऐसे प्रायातों और अभिकथित क्षति के बीच 

किसी प्रामम्मिक मंबंध ना पर्याप्त पयमदृष्टया माक्ष्य है । 


( घ ) “ महायकों और प्रतिरोधी उपायों के संबंध में टैरिफ और 

वापार संबंधी साधारण साधार " से दारी ग्य 12 अप्रैल , 1979 . 
के टैरिफ और थापार संबंध : साधारण नागर. के अनुच्छेद 
B, 16 और 3 के निर्वचन और लागू किए जाने संबंधी 

कग अभिप्रेत है , 
( क ) “हितवद्ध पक्षकार " से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिस पर 

आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है और जो इन नियमों के अर्धन 

"अन्वेषण में हिबद्ध है । 
( च ) “हिबद्ध हमाक्षरकर्ता से ऐसा हस्ताक्षरकर्ता अभिप्रेत है 

जिस पर आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है और जो इन नियमों 

के अधीन अन्वेषण में हितबद्ध है । 
( छ ) " हस्ताक्षरकर्ता में ऐसा देश या राज्यक्षेत अभिप्रेत है जो 

दैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण कगर के अनुछेद 6,16 और 23 

निर्वधा और लागू किए जाने संबंधी करार का पक्षकार है 
पाएको उगने अंगीकार किया है , 
( अ ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्सु 

परिभाषित नहीं है यहो अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं । 
3. अभिहित प्राधिकारी को नियुक्ति- -- ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , राजप 
में अधिसूचना ताग, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के वाणिज्य 
विभाग के सचिन को या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठीक 
समझे , एन नियमों के प्रयोजनों के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर 
मकेगी । 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार उस अभिहित अधिकारी को ऐसे अन्य व्यक्तियों 
क सेवाएं और ऐगो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी जो वह ठीक गमझे । 

. . अभिहित प्राधिकारी के कर्तव्य ----( 1 ) इन नियमों के अनुसार अभि 
हित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह 
( म ) किसी वस्तु को अमितापित माउंटो या सहायकी की विधमानसा , 

माना और प्रभाव के बारे में अन्वेषण मारे ; . 
( ख ) किसी शुल्क या अतिरिम्त शुल्क के लिए दायी वस्तुओं की 

पहचान करे; और 
( ग ) ऐसी वस्तुओं के संबंध में सहायकी या बाउंटी को प्रकृति 

और रकम के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने निष्पार्ष 

प्रस्तुत करे ; 
( 2 ) यदि अभिहित प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार 
अन्वेषण करने के पश्चात किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किस 
देश या राज्यक्षेत्र ने किमी ऐसी वस्तु पर जिसको अधिनियम की धारा 
9 को उपधारा ( 1 ) लागू होती है, प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षातः कोई बाउंटी 
या सहायकी संदत्त या प्रदत्त करता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उक्त 
उपधारा में उपबंधित माक्षा सक या रति मे , यथास्थिति , किसी 
शुल्म या अतिरिक्त शुल्फ के नंतिम या अन्याया अधिरोपण के लिए 
सिफारिण कर सकेगा : 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , यनिहित 
प्राधिकारी कोई कान्वेषण स्वप्रेरणा से शुरू कर सकेगा यदि उसका सीमा 
शुल्क अधिनियम , 196 ? (1962 का 5: ) के प्रवीन नियुक्त सीमाशुल्का 
कलक्टर से या किमो अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो 
जाता है कि बाउंटी या महायको की और जहाँ लाग हो क्षति को विद्य 
मानता के बारे में पर्याप्त प्रथमद ष्टया माक्ष्य विधमान है । 


7. अन्वेषण की अधिसूचना अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण शुरू 
फरने का विनिश्चय करने के पश्चात् मंबंधित नियनिकर्ता देशों की सरकारों 
को ऐमी वस्तुओं के नाम संसूचित करेगा जिन के बारे में ऐमा अन्वेषण 
किए जाने की प्रस्थापना है । 


१. निरीक्षण प्रतिनिधित्व करने का अवसर ... निहित प्राधिकारी 
हितमा पक्षकारों के और हितब हम्नाभरकर्ताओ सम्यक रूप में 
पाधिकृत प्रतिनिधियों की - 
( क ) उनके अनुरोध पर किसी ऐसी सुमंगत जानकारी का जो उसने 

अन्वेषण में प्रयोग की है और जो गोपनीय नही है निरीक्षण 

करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ; और 
( ख ) लिखित में और पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर मौग्निक 
स्प से उपजे विचार प्रस्तुत करने का अवसर देगा । 


9. गोपनीय जानकारी - -- ( 1 ) किमी अन्वेषण के अन क्रम में किसी 
पक्षकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर दी गई कोई 
जानकारी उपकी गोपनीयता के बारे में अभिहित प्राधिकारी का ममाधान 
हो जाने पर उमो द्वारा गोपर्न य मानी जाएगी और अनिहित प्राधिकारी 
प्राग कोई ऐसी जानकारी मे पक्षकार के जा ऐमो जानकारी देता है 
विनिर्दिष्ट प्राधिकार के विना अन्य पक्षकार को प्रकट नही की जाएगी । 

( 2 ) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय प्राधार पर जानकार प्रस्तुत 
करने याले पक्षकारों में उसके प्रगोपन च सोप देने की अपेक्षा कर सकेगा 

और यदि रोगी जानकारी देने वाले किमी पक्षकार की राय में ऐसी 
जानकारी का संक्षेप नहीं बनाया जा सकता है तो प्रेग पक्षयार अभिहित 
प्राधिकारी को एसे कारणों का सधन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका संक्षेप 
सं १ नहीं है । 


परन्तु ऐसे क्षणों या राज्य क्षेत्रों की दशा में जो अधिनियम की धारा 
ख के अधीन राजपन में अधिसूचित किए गए हैं यथास्थिति , कोई ऐमा 
शुरुक या अतिरिक्त शुल्क तब तक अधिरोपित नही किया जाएगा जब तक 
प्रभिहित प्राधिकारी ने इन नियमों के अनुसार कोई यह और निष्कर्षम 
दे दिया हो कि ऐसी वस्तु का भारत में प्रायात किया जाना भारत में 
स्थापित किसी उद्योग को सान्स्थिमा क्षति पहुंचाता है या उसका खतरा 
उत्पन्न करता है या भारत में किर्स उधोग की स्थापना में तास्विक 
गतिरोध उत्पन्न करता है । 


5. उद्भव के देश के बारे में विनिश्चय यदि किन्ही वस्तुओ का 
भारत में उछ मन के देश से संधे प्रायात नहीं किया जाता है किन्तु 
पिसी . मध्यवर्ती देश में आयात किया जाता है तो इन नियमों के उपबंध 


( 3 ) उपनियम ( : ) में किसी बात के होते हुए भी चदि अभिहिम 
प्राधिकारी का यह मगाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनरोध 
पावश्यक नहीं है और यदि गोपनीयता के बारे में अनुरोध करने वाला 
पक्षकार उसके लिए जो पारण है उन्हें प्रकट करने के लिए रजामद नहीं 
है वो अभिहित प्राधिकारी ऐसी जाफनारी की अवहेलना सकेगा । 


[भाग II --- 3 ( i )] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
-- - - -- - - - - - - - - . . - ---- -- - - --- -- - :-::- - - - -- - - ---- -- - - 

- - - - - - - - - - - - ..- - - - - -- - - -- - .. - ..... . - -- - - 
10. अन्य ताक्षरकर्ताग्री के गम्यमन्त्र में अषण - ( 1 ) अभिहित 

( क ) निर्यातकर्ता हस्ताक्षरकर्ता की सरकार - - 
प्राधिकारी अन्य हस्ताक्षरकताभों के राज्यक्षेत्रों में अन्वेषण कर सकेगा 

( i ) लिखित में इस आशय का बचनबद्ध करती है कि यह आउटी 
यदि किसी मामले की परिस्थितियों में ऐमा आवश्यक हो , परन्तु यह तय 

या सहायकी को वापस ले लेगो ; या 
जब कि अभिहित प्राधिकारी मे हरनाक्षारकाओं को पहले ही से अधिमूचित 

( ii ) ऐसे देशों की दशा में जिनको अधिनियम की धारा ७ व 
कर देता है और ऐसे हस्ताक्षरातमा अन्वेषण के बारे में आक्षेप नहीं 

लाग होती . है, बाउंटी या सहायकी को मात्रा को युक्तियुक्त 
करते हैं । 

सीमानों के भीतर सीमित करने का या ऐसी बाउंटी या सहायकी 
( 2 ) अभिहित प्राधिकारी शिक्षा वाणिज्यिक संगठन के परिगरों म भी 

के प्रभाव का बझार करने के लिए अन्य उपमुक्त उपाय करने 
अन्वेषण कर मांगा और उसके अभिलेखों की परीक्षा जार मकेगा , 

का वचनबद्ध करती है, परन्तु यह तब जब कि अभिहित प्राधि 
यदि ऐसा संगठन महमत हो जाता है और साद हन्ताक्षरकर्ता को , जिसके 

फारी का यह समाधान हो जाता है कि सहायफी का हानिकारक 
राज्यक्षेत्र में उम्न वार्णािश्यफ मंगठन स्थित है, यह अधिसूचित कर दिया 

प्रभाय कम हो गया है ; या 
जाता है और उसने d अन्वेषण के किए जाने के बारे में कोई आक्षेप 

( ख ) ऐसे देशों की दशा में जिनकी अधिनियम की धारा ख लागू 
नहीं किया है । 

होती है, संबंधित निर्यातकर्ता अपनी कीमतों का पुनरीक्षण 
11. सत्तिम जानकारी के आधार पर निष्कर्ष.--- पदि काई हितबद्ध 

करने के लिए सहमत हो जाते हैं और अभिहित प्राधिकारी 
पक्षकार या हस्ताक्षर कर्ता, अभिहित प्राधिकारी को युक्तियुक्त अवधि के 

का यह समाधान हो जाता है कि सहायकी का हानिकारक 
भीतर पहच करने से इकार करता है या उसको अन्यथा आवश्यक जानकारी 

प्रभाव कम हो गया है : 
नहीं देता है या उसके अन्वेषण में अडचन डालता है तो अभिातहत प्राधिकारी 

परन्तु खंड ( ख ) के परिणामस्वरूप कामता में वृद्धि उससे उच्चतर 
अपने को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर 

नहीं होगी जो बाउटी या सहायकी मी रकम को कम करने के लिए 
सकेगा और केन्द्रीय मरकार को ऐमी सिफारिणे कर सकेगा जो वह परि 

आवश्यक है । 
स्थितियों के अधीन ठीक समझे । 

( 3 ) उपनियम ( 4 ) के खंड ( ख ) के अधीन कीमत में पति के संबंध 
___ 12. पाभिक निष्कर्ष: - अभिहित प्राधिकारी, अन्वेषण करने के लिए 

में कोई वचनबद्ध किसी विदेशी निर्यातवार्ता से तब तक प्रति होत नहीं 
शीघ्र कार्ययाही करेगा और समुचित मामलों में प्रारंभिक निष्कर्ष अभि 

किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी ने , इन नियमों के उपबंधों के 
लिखित करेगा । 

अनुसार कोई अन्वेषण शुरू करने के पश्चात्, ऐसे पुनरीक्षण के लिए 
13. अनन्तिम शुल्क : ---केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी 

नियातकर्ता हस्ताक्षरकर्ता को सरकार से सहमति प्राप्त नहीं करनी है : 
वस्तु पर , यथास्थिति , अनंतिम शुल्क या अनिरिक्त शुल्क अधिरोपित कर ___ परन्तु विदेशी निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रस्थापित कोई ऐसा वचनयंत्र 
सकेगी , यदि अभिहित प्राधिकारी , उसको उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के 

अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिग हीत नहीं किया जाएगा यदि वह किसी 
आधार पर, प्रारभिक निष्कर्ष करता है कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में किसो अन्य कारण से उसके प्रतिग्रहण को असाध्य या अप्रतिग्रहणीय समझता है । 
बाउंटी या महायकी का उपबंध किया गया है जो अन्वेषण की विषयवस्तु 

. ( 4 ) जहां अभिहित प्राधिकारी ने उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) के 

अधीन कोई वचनबर प्रतिगृहीत किया है वहां वह किसी ऐसे हस्ताक्षरकर्ता 
परन्तु किसी ऐसे अन्वेषण की दशा में जिसको धारा ख लाग होती 

या निर्यातकर्ता से , जिससे ऐसा वचनबद्ध प्रतिगृहीत किया गया है, समय 
है, यथास्थिति कोई भी अनंतिम शायः या अतिरिक्त शुल्क तम तक 

समय पर , वचनमद्ध के पूरा किए जाने से मुसंगत जानकारी देने और 
अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी उसको 

सुसंगत प्राकड़े का सत्यापन अनुशात करने का अनुरोध कर सकेगा : 
उपलब्ध सर्वोत म जानकारी के आधार पर किसो पसे और निष्कर्ष पर 
नहीं पहुंचता कि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि ऐसी वस्तु का आयात 

परन्तु किसो वचनबद्ध के किसो अतिक्रमण की दशा में अभिहित प्राधि 
किया जामा , टैरिफ और व्यापार संबंधी माधारण करार के अनुलछेद 5 

कारी अपने को उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के प्राधार पर यथास्थिति 
के अर्थ के अन्तर्गत भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्विक क्षति अनंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित कर सकेगा । 
पर चा रहा है या उमका खतरा उत्पन कर रहा है या भारत में किसी 

( 5 ) अभिहित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रश्नगत वस्तु के निर्यात 
उद्योग की स्थापना में तात्विक गतिरोध उत्पन्न कर रहा है जैसा कि सहायकी 

कर्ताओं या प्रायातकर्ताओं से या . किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त 
और प्रतिरोधी उपायों के संबंध में टैरिफ और व्यापार मंबंधी साधारण 

किसी अनुरोध के प्राधार पर , किसी भी समय , पहले ही दिए गए 
करार द्वारा निर्वाचन किया जाए और अनन्तिम शुल्क , अन्वेषण की अवधि 
के दौरान पहुंचाई गई धति को रोकने के लिए आवश्यक है । 

किसी वचनबद्ध को चाल रखे जाने की प्राथण्यकता का पुनरीक्षण करंग । । 

____ 15. अभिहित प्राधिकारी फिसो अन्वेषण के शुरू किए जाने की तारीख 
14. अन्वेषण की समाप्ति या निलम्पन:---- ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी 

गे एक वर्ष के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जो केन्द्रीय 
अपने विवेकानुसार, किसी अन्वेषण को निलम्बिम या समाप्त कर सकेगा - - 

सरकार असाधारण मामलों में मंजर करें, निम्नलिखित के बारे में अंतिम 
( क ) यदि वह से प्रभावित घरेलू उद्योग की और से जिनके अनुरोध निष्कर्ष देगा वि - - 
पर अन्येषण गुरु किया गया था , ऐसा करने के लिए लिखित 

( क ) अन्वेषण के अधीन वस्तु को बाबत बाउटी या सहायकी मजूर 
__ में अनुरोध प्राप्त करता है, या 

की गई है या नहीं और ऐसी बाउंटी या सहायकी की मामा , 
( ख ) जब किसी अन्वेषक के अनुक्रम में , अभिहित प्राधिकारी का 

मोर 
यह समाधान हो जाता है कि बाउंटी या सहायकी का , या 
जहा लाग हो , क्षति का पर्याप्त माक्ष्य नहीं है जिससे कि 

( ख ) ऐसे देशों की दशा भ, जिनको अधिनियम की धारा 9 लागू 
अन्वेषण वाल रखा जाना न्यायोचित ठहराय। शा मके । 

होती है , क्या उक्त वस्तुओं का भारत में पायात किया जाना , 

भारत में स्थापित किसी उद्योग को तात्विक क्षति पहुंचाता है 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) म किसी बात के होते हुए भी , अभिहित 

या उसका खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग 
प्राधिकारी किसी अन्वेषण का निलम्बिन या ममाप्त कर सकेगा यदि -- - 

की स्थापना में तात्विक गतिरोध उत्पन्न करता है । 
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( 2 ) इस प्रकार प्रधिरोपिन कोई शुल्क या अतिरिक्त गलक अथवा 
नियम 13 और उपनियम ( 1 ) के प्रधान अधिरोपित कोई अनन्तिम 
शुल्क मा अतिरिक्त शुल्क गैरपजपासपूर्ण प्राधार पर होगा और ऐसी वस्तु 
के सभी प्रायातों को लागू होगा, यदि वे माटी दत्त या सहायता प्राप्त 
हैं , और जहां लागू हो, क्षति पर वामे हैं सिवाय उन श्रोतों मे पायानों की 
दशा में , जिनसे नियम 14 के उपनियम ( 2 ) के निबन्धनों के अनुसार 
वचनबद्ध प्रतिगृहीत किए गए है । 

20. लोक मूचना : -- शिहित प्राधिकारी निम्नलिखिन से संबंधित 
सभी प्रादेगों को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा : - - 

( क ) शुरू किया जाना, 
( ख ) अन्वेषणों का निलम्बित या समाप्ति , 
( ग ) ऐसे मामलों में प्रारंभिक निष्कर्ष जिनमें अनंतिम गुरू या 

अतिरिक्त शुन्ना के अधिरोपिन किए जाने को प्रस्थापना है ; 


और 


16. माउंटी या सहायफी का अवधारण : - - किमी वैसे ही उत्पाद 
पर, यदि यह घरेलू उपभोग के लिए पूर्वनिर्दिष्ट है तो , लगने वाले शुल्क 
या कर से किसी निर्यात की गई वस्तु की किसी छूट को या ऐसी रकमा 
तक , जो उन रकमों से अधिक नहीं होंगी जो प्रोभ त हो गई हैं , ऐसे 
शुल्क या कर की छूट को , इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सहायकी 
नहीं समझी जाएगी और " सहायकी " शब्द के प्रतर्गत कोई ऐसो सहायकी 
है किन्तु वह किसा ऐसो सहायका तक सामिन नहीं है जो सहायकी या 
प्रतिरोधी उपायों के संबंध में टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार 
के उपाबंध में इस प्रकार उल्लिखित हैं । । 

17. क्षनि का अवधारण : - - ( 1 ) अधिनियम की धारा 9 की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिसूचित देशों या राज्यक्षेत्र की दशा में , 
यथास्थिति, कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क अधिनियम को धारा 9 के अधीन 
तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक अभिहित प्राधिकारी ऐसा 
कोई और निष्कर्ष नहीं देना है कि ऐमा वस्तु का भारत में अायात किया 
जाना , भारत में स्थापित किमो उद्योग को ताविक क्षति पहुंचाता है या 
उसका खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसो उद्योग का स्थापना में 
तास्थिक गतिरोध उत्पन्न करता है । 

( 2 ) अब शति का कोई निष्कर्ष उपनियम ( 3 ) के अधीन दिया जाता 
है तब ऐसे निष्कर्ष में ऐसे तथ्यों की परीक्षा अंतलित होगी जिन्हें 
मभिहित प्राधिकारी परिस्थितियों के अधीन सुसंगत समझे, जिनके अतर्गत 
बाउंटी वस्त या सहायता प्राप्त प्रायातों की मात्रा और वैसे ही उत्पादों के 
लिए परेल बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे उत्पादों के 
भरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का पारिणामिक प्रभाव है । 

( 3 ) अभिहित प्राधिकारो, असाधारण मामलों में , क्षति की विद्यमानता 
के बारे में इस बात के होते हुए भी निष्कर्ष दे सकेगा कि घरेलू उद्योग के 
पर्याप्त भाग को क्षति नहीं हुई है यदि ----- 
(i ) बाउंटो दस्न या सहायता प्राप्त आयातों का किसी एकल बाजार 

में केन्द्रण है ; और 
( ii ) माउंटी दस्त या सहायता प्राप्त मायात , ऐसे बाजार के भीतर 

सभी या लगभग सभी उत्पादन के उत्पादकों को क्षति पहचा 


( च ) अंतिम निष्कर्ष । 


21. प्राक्कलित पीर असिम सप से निर्धारित पस में निक्षेप के बीच 
अंतर का उपचार :- -( 1 ) यदि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किए गए 
अन्वेषण के प्रतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित 
शुल्क या अतिरिक्त शुल्क पहले ही अधिरोपित और मंगहोस अनंतिम 
शुल्क से उच्चतर है तो अंतर का आयातकर्ता से संग्रहण नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) यदि अन्वेषग को समानि के पश्चात् निर्यात शुल्क या पति 
रिक्त शुल्क पहले ही अधिरोपित या मंगहीत अनंतिम शुल्क या अतिरिमन 
माल्क से निम्नतर नो अंतर को प्रायातकर्ता को बापम किया जाएगा । 


22. पुनरीक्षण :- - अभिहित प्राधिकारी, समय -समय पर, यथास्थिति, 
शल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरंतर अधिरोपित को प्रावश्यकता का पुन 
रीक्षण करेगा पीर यदि उमका अपने को प्राप्त ऐमी जानकारी के प्राधार 
पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरतर 
अधिरोपण के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं हैं तो , केन्द्रीय सरकार, को , 
उसके वापस लिए जामे मी , सिफारिश करेगा । 


[ मि . सं . नं . 528/ 74/ 82-सीमा शुल्क ( टी . यू . ) ( I ) ] 

र. स , सिबू , अवर सचिव 


18. प्रतिम निष्कर्ष का परिणाम : ---( 1 ) अभिहित प्राधिकारी 
अपना अन्यपण पूरा कर लेने पर , केन्द्रीय सरकार को अपने अंतिम निकर्ष 
प्रस्तुत करेगा । 

1 ) यदि ऐसा अंतिम निष्कर्ष जिस पर अभिहिन प्राधिकारी पह पता 
है, नमार हमक है, अर्थात ऐसे प्रथम दृष्टया सक्ष्य के प्रतिकूल है, जिसके 
माघार पर अन्वेषण शुरू किया गया था तो अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण 
को तुरंत समाप्त कर देगा और केन्द्रीय मरकार संबंधित पक्षकार को 
संग्रहण किया गया कोई अनंतिम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क वापस कर 
देगी । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd September, 1985 

No . 286/ 85- CUSTOMS 


( 3 ) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष सकारात्मक है , 
अर्थात ऐसे प्रथमदृष्टया साज्य की पुष्टि करता है, जिसके प्राधार पर 
अन्वेषण शुरू किया गया था सो केन्द्रीय सरकार यथास्थिति , शुल्क या 
अतिरिक्त शुल्क को ऐमी रकम अबधारित करेंगी जो प्राक्कलिम माउंटी 
या सहायकी की रकम से अधिक नहीं होगी । 


G .S. R , 704 ( E ). --Ji exercise of the powers conferred 
by sub- section ( 2 ) of section 9 and Sub -section ( 3 ) of 
Section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 
1975 ) the Central Government hereby makes the 
following rules, namely :--- 


19. गुम्क का अधिरोपण और संग्रहण : - - केन्द्रीय सरकार, मियम 
20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा अतिम निष्कर्षों के प्रकाशान से 
छह मास के भीतर , अनिम निष्कर्ष के अंतर्गत आने वाली वस्तु के भारत में 
पायात पर, राजपन्न में अधिसूचना द्वारा , यथास्थिति , ऐसा शुल्क या भप्ति 
रिक्त शुल्क अधिरोपित कर सकेगी जो शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की ऐसी । 
रफम के बराबर होगी जिसे नियम 18 के उपनियम ( 3 ) के अधीन 
मेन्द्रीय सरकार द्वारा अयधारित किया जाए । 


1 . Short title and commencement. --- ( 1 ) These 
rules may be called the Customs Tariff (Identification . 
Assessment and Collection of Duty or Additional Duty 
on Bounty -fcd Articles and for Determination of 
Injury) Rules , 1985 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
Publication in the Official Gazettc . 
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Government of India in the Department of Commerce , 
in the Ministry of Coinmerce or such other person as 
that Government may think ſit, as the designated 
authority for purpose of these rules . 


2 . Definition .- - In these rules, unless the context 
otherwise requires: 

( a ) " Act" means the Customs Tariff Act, 1975 ; 
(6 ) " designated authority" Ineans the personi 

appointed as designated authority under 

rule 3 ; 
(c ) " domestic industry " means the domestic 

producers as a whole engaged in the manu 
facture or production of the same or like 
article and any activity connected therewith 
or those whose collective output of the said 
article constitutes a major proportion of the 
total domestic production of that article 
except when such producers are related to 
the exporters or importers of the allegedly 
bounty -fed or subsidised article or are 
theniselves importers thereof in which caso 
such producers shall be deemed not to form 
part of domestic industry : 


Provided that in circumstances referred to in 

sub - rule ( 3 ) 10 rule 17 of these rules , 
the territory of a signatory may, in rela 
tion to the article in question , be divid 
ed into two or more competitive markets 
and the products within each of such 
market shall be regarded as a separate 
industry if 


(i) the producers within such market sell all or 

almost all of their production of the article 
in question in that market; and 


( ii ) the demand in the market is not in any sub 

stantial degree supplied by producers of the 
article in question located elsewhere in the 

territory ; 
( d ) " GATT Agreement on Subsidies ad Counter 

vailing Measures means the Agreement 
on interpretation and Application of Articles 
VI, XVI and XXIII of the General Agree 
ment on Tariffs and Trade dated 12th April , 
1979; 


( 2 ) The Central Goveromcat may provide to the 
designated authority the services of such other persons 
and such other facilities as it decis lit . 

4 . Duties of the designated authority . - ( 1 ) It shall 
be the duty of the designated authority in accordance 
with these rules 

( a ) to investigate as to the existence , degice and 
effect of the alleged bounty or subsidy of any articlc . 

(b ) to identify the articles liable for any duty or 
additional duty ; and 

( c ) to submit its findings io the Central Govern 
inent as to the nature and amount of subsidy or boun 
ty in relation to such articles. 

( 2 ) If the designated authority arrives at a finding 
after conducting investigation in accordance with tho 
provisions of these rules that any country or territory 
has paid or bestowed directly or indirectly , any bounty 
or subsidy on any article to which sub -section ( 1 ) of 
section 9 of the Act applies, it may recommend to the 
Central Government, provisionally or otherwise the 
imposition of a duty , or as the case may be , an 
additional duty to the extent anů in the manner 
provided in the said sub - section : 
Provided that, in the case of countries or territories 
which have been notified in the Official Gazette under 
section 9B of the Act, no such duty or additional duty , 
as the case may be shall be imposed unlesy the 
designated authority has given a furtlicr finding in 
accordance with these rules, that import into India 
of such articles causes or threatens to cause material 
injury to any industry established in India or material 
ly retards the establishment of any industry in India , 

5 . Decision as tu Country of origin : - In cases 
where articles are not imported directly from the 
country of origin but are imported from an interme 
diate couníry , the provisions of these rules shall be 
fully applicable and any such transaction shall , for the 
purpose of the GATT Agreement on Subsidies and 
Countervailing Measures be regarded as having taken 
place betwcen the country of origin and the country of 
importation , 

6 . Initiation of Investigation :- - ( 1 ) The designated 
authority shall normally initiate an investigation only 
upon receipt of a wiitten request by or on behalf of 
the affccted domestic industry; 

(2 ) Before initiating an investigation , the designated 
authority shall satisfy itself that it has sufficient 
prima facie, cvidence of--- 
(a ) The existence of bounty or subsidy and the 

quantum thereof; 
( b ) injury , where applicable , to the extent rcfer 

red to in Article VI of the . General Agr 2 
inent on Tariff and Trade as Interpreted in 
the GATT Agreement on subsidies and 
Countervailing Measures; and 


purpose of able and anysons of these com 


(e) " interested paity" means a party who is 

economically affected and is interested in 

the investigation under these rules ; 
(1) " interested signatory means a signatory wlio is 

economically affected and is interested in the 
investigation under these rules; 


( g ) " signatory " means a country or rurritory which 

is a party to or has acceded to the Agree 
ment on Interpretation and Application of 
Articles VI, XVI, and XXIII of the Geile 
ral Agreement on Tariffs and Trade ; 


( h ) words and expressions used in these rules , but 

not ciefined , shall have the meanings assigned 

to them in the Act. 
3 , Appointment of designated authority . - ( 1 ) The 
Central Government may , by notification in the 
Official Gazette , appoint the Secretary to the 
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11 . Finding on the basis of best information .- -- In 
a case in which in interested party 0 : a signatory 
refuses access to , or otherwise dues nut provide 
necessary information to the designated authority 
within a reasonable period or impedes its investi 
gation , the designared autiority may record its 
findings on the basis of the iniormation a : ailable to 
it and make such recommendations to the Central 
Government as it deems fit under the circumstances . 


(c) where applicable, a causal link between such 

imports and the alleged injury . 
(3 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule 
( 1 ) , the designated authority may initiate an investi 
gation suo moto , if it is satisfied from information 
received from the Collector or Customs appointed 
under the Customs Act , 1962 (52 of 1962 ) or any 
other source , that sufficient prima facie evidence exists 
as to the existence of bounty or subsidy and , where 
applicable , injury . 

7 . Notification of investigation . The designated 
authority shall , after deciding to initiate an investi 
gation , communicate to the govcinments of the 
cxporting countrics concerned names of the articles 
which are proposed to be subjected to such investi 
gation . 

8 . Opportunity to inspect, represent.- - The 
designated authority shall allow the c!uly authorised 
represetatives of interested partics and interested 
signatories 
(a ) upon their request, a reasonable opportunity 

to inspect any rclevant information that is 
used by it in the investigation that is not 

confidential; and 
(b ) an opportunity to represent their views in 

writing, and on sufficient cause shown , 

orally . 
9 . Confidential information . - ( 1) Any information 
provided to the designated authority on confidential 
basis by any party in the course of an investigation 
shall, upon the designated authority being satisfied as 
to its confidentiality , be treated as such by it and no 
such information shall be disclosed by ths designated 
authority to any other party without the specific 
authorisation of the party providing such information . 

(2 ) The desigaatid authority may require the 
parties submitting information on confidential basis 
to furnish non - confidential summaries thereof and if , 
in the opinion of a party , such information is rot 
susceptible, of summary , such party shall provide to 
the designated autority a slatenient of reasons why 
Su:mmarisation is not possible . 

(3 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule 
( 2 ) , if the designated authority is satisfed that the 
request . . . *; " " ;." is not willing to disclose the 
reasons 

be open to the designated 
authority to disregard such information . 


12 . Preliminary findings . The designat datority 
shall proceed expeditiously with the conduct of the 
investigation and shall, in appropriate cases, record 
a preliminary finding . 

13 . Provisional duty . The Central Government 
may impose at any time, provisional duty or addi-- 
tional duty , as the case may be , on an article if the 
devignated authority makes, on the basis of best 
information available to it, a preliminary finding that 
a bounty or subsidy is being provided in respect of 
the articles which are the subject matter of the 
investigation : 

Provided that in the case of an investigation to 
which section 9B of the Act applies , no provisional 
duty or additional duty as the case may be , thall be 
imposed unless the designated authority arrives 
az a further finding on the basis of best information 
available to it that there is sufficient evidence of the 
import of such article causing or threatening to cause 
material injury to any industry established in India 

or materially retarding the establishment of any 
industry in India within the meaning of Article VI 
of the General Agreement on Tariffs and Trade as 
interpreted by the GATT Agreement on Subsidies 
and Countervailing Measures and that the provisional 
duty is nacessary to prevent injury being causcd 
during the period of investigation : 


Provided further that 110 such provisional duty 
shali exceed the provisionally estimated amount of 
.bounty or subsidy . 


party, 


such ples the 


thesceptible of sun 


14 . Termination or suspension of investigation . 

1 . The designated authority may , at its discretion , 
suspend or terminate an investigation - -- 


of the desire 


is 


open to the 


10 . Investigation in the territory of other 
signatories : - ( 1 ) The designated authority may 
carry out investigation in the territories of other 
signatories if the circumstances of a case warrant, 
provided that the designated authority notifies such 
signatories in advance and such signatories do not 
object to the investigation . 


( a ) on receipt of a request in writing for doing 

so on behalf of the lonestic indtry 
affected at whose instance the investigation 

was initiated ; or 
( b ) when , in the course of an investigatirii, the 

designated authority is satisfied that there is 
not sufficient evidence ci hounties or sub 
sidies, or where applicable , injury , to justify 
continuarion of the investigation . 


( 2 ) Notwithstanding anything contained in suh -rule 
( 1 ) , the designated authority may suspend or termi 
nate an investigation if 


(2 ) The designated authority may also carry out 
investigations at this premises of any commercial 
organisation and may examine its records if such 
organisation agrees and if tha signatory in whose 
territory the said commercial organisation is 
situated , is notified and has not raised any objection 
for the conduct of such investigation . 


(a) the governinent of the exporting signatory 
( i) gives an undertaking in writing to the effect 

that it would withdraw the bounty or 
subsidy: or 
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cause material injury to any industry esta 
hiishev in India on materially retards the 
1 : 47:01: ment of any industry in India . 


( ii) in the case of countries to which section 

93 of the Act applies undertakes to limit 
the quantum of bounty or subsidy within 
reasonablc limits , or to take other suit 
able measures to neutralise the effect of 
such bounty or subsidy provided that the 
designated authority is satisfied that the 
injurious effect of the subsidy is eliminat 
ed ; or 


16 . Determination of bounty or subsidy. Any 
exemption oj an exported articic (rom duties or taxes 
borne by a like product when destiner for domestic 
consumption , or the remission of such duties or taxes 
in amounts not in excess of those which have 
accrued , shall not be deemed to be a subsidy for 
purposes of these rules and the toim subsidy shall 
include , but is not limited to any subsidy described 
as such in the Annexure to the GATT Agreement on 
Subsidies and Countervailing Measures . 


(b ) the exporters concerned agree to revise their 

prices in case of countries to which section 
9B of the Act applies ; and the designated 
authority is satisfied that the injurious cflect 

of the subsidy is eliminated : 
Provided that increase in prices as a result of 
clause (b ) shall not be higher than what is necessary 
to eliminate the amount of bounty or subsidy . 


17. Determination of injury -- (!) In the case of 
countries or icrri ories notified under sub - section ( 2 ) 
of section 9B of the Act, a duty or additional duty 
as the case may be , shall not be imposed under 
section 9B of the act , unless the designated authority 
gives a further finding that the import of such article 
into India causes or threatens to cause material injury 
to any established industry in India or materially 
retards the establishment of any industry in India . 


(3 ) No undertaking as regards price increase under 
clause (b ) sub -rule ( 2 ) shall be accepted from 
foreign escorters unless the designated authority has 
arter initiating an investigation in accordance with the 
provisions of these rules, obtained the consent of 
the government of the exporting signatory for such 
revision : 


erni 


1 


Provided that no such undertaking offered by the 
foreign exporters shall be accepted by the designated 
? u = hority if it considers their acceptance thereof as 
miracticable or as unacceptable for any other 
reason . 


( 4 ) Where the designated authority has accepted 
any, undertaking under clause (b ) of sub -rule ( 2 ), it , 
may request any signatory or exporter from whom 
Such undertaking has been accepted , to provide from 
time to time, information relevant to the fulfilment 
of the undertaking and to permit verification of rele 
vant data : 


(2 ) When a finding of injury is made under sub 
rulu ( 3 ) , such fiuding shall involve an examination 
of the facts which this designated authority considers 
relevant under the circumstances including the 
volume of bounty -fed or subsidised imports and their 
effect on prices in the domestic market for like 
products and the consequent impact or such imports 
On domestic producers of such products. 

( 3 ) The designated authority may, in exceptional 
cases, give a finding as to the existence of injury 
even where a substantial portion of the domestic 
industry is not injured if 
( i) there is a concentration of bounty -fed or 

subsidised imports into an isolated market 

and 
( ii ) the bounty -fed or subsidised imports are 

causing injury to the producers of all 
almost all of the production within such 
market. 


Provided that in the case of any violation of 
any of the undertakings, the designated authority may 
impose provisional duty or additional duty , as the 
case may be , on the basis of test information avail 
able to it . 


(5 ) The designated authority shall , suo moto or 
on the basis of any request r . ceived from the ex 
porters or importers of the artiwie in question or any 
other intereste: 1 person review at any time the need 
for the continuance of any und staking given earlier . 


18 . Result of final finding. - - ! ) The designated 
authority shall , on completion of its investigation 
submit to the Central Government its final findings; 


15. Final finding .- The designated authority shall . 
within one year from the date of initiation of an in 
vestigation or within such itended time as the 
Central Government may grant in exceptional cases, 
give a firal finding as to whet! r or not 


( 2 ) If the final finding arrived at by the designated 
authority is negative, that is , contrary to the prima 
facie evidence on wliose basis investigation was 
initiated , the designated authority shall terminate 
investigation forthwith and the Central Government 
shall refund any provisional duty or additional duty 
collected , to the party concerned . 


( a ) bounty or subsidy is bai: g granted in respect 

of the article under investigation and the 
quantum of surh bousty or subsidy, and 


( 3 ) If the final finding of the designated authority 
is in the affirmative, that is, confirming the prima 
facie evidence on whose basis investigation was ini 
tiated , the Central Government shall determine the 
amount of duty or additional duty , as the case may 
be, not exceeding the amount of estimated bounty 
or subsidy. 


( b ) in the case of countries to which section 9B 

of the Act applies, whether imports of such 
articles into India causes or threatens to 
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( d ) final findings. 


19 . Imposition and collection of duty - - ( 1) The 
Central Government may, within six months of the 
publication of the final findings , by the designated 
authority under rule 20 , impose , by notification in 
the Official Gazette , upon importation into India of 
the article covered under the final finding, a duty 
or additional duty , as the case may be , equal to the 
amount of duty or additional duty as determined by 
the Central Government under clause ( 3 ) of rule 
18 . 

( 2 ) Any duty or additional duty so imposed or a 
provisional duty or additional duty iniposed under 
rule 13 and sub - rule ( 1 ) shall be on a non - discrimi 
natory basis and applicable to all imports of such 
article , if found to be bounty - fcd or subsidised and 
where applicablc , causing injury except in the case 
of imports from those sources from which under 
takings in terms sub -rule ( 2 ) of rule 14 have been 
accepted . 


21 . Treatment of difference belween deposit of 
estimated and finally assessed duty . - ( 1 ) If the duty 
or additional duty imposed by the Central Govern 
ment on the basis of the final findings of the 
investigation conducted by the designated authority 
is higher than the provisional duty alrcady imposed 
and collected , the differential shall not be collected 
from the importer . 


( 2 ) If the duty or additional duty fixed after the 
conclusion of the investigation is lower than the 
provisional duty or additional duty already imposed 
and collected , the differential shall be refunded to 
the importer . 


22. Review . -- The desiganted authority shall, from 
time to time, review the need for continued impo 
sition of the duty or additional duty , as the case 
may be , and shall , if it is satisfied on the basis of 
information received by it that there is no justification 
for the continued imposition of such duty or additional 
duty , recommend to the Central Government for 
its withdrawal. 


20 . Public notice . — The designated authority shall 
cause to be published in the Official Gazette , all 
orders relevant to 

(a ) initiation , 
( b ) suspension or termination of investigations , 
( c ) preliminary findings in cases where pro 

visional duty or additional duty is proposed 
to be imposed , and 
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